भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या  *255 
जिसका उत्‍तर 19 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

.....

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपलब्धियां
*255. श्री हुसैन दलवई: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की क्रमश: वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों का, राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के लिए राज्यों द्वारा अनुरोध की गई धनराशि और सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का, राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और 
(ग) 
क्या महाराष्ट्र राज्य ने विदर्भ सघन सिंचाई कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए 1086.6 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो उक्त अनुरोध के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण  एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
*****
श्री हुसैन दलवई द्वारा “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपलब्धियां” विषय पर पूछे गए दिनांक 19.03.2018 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण। 
(क) एवं (ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 में शुरू की गई है।  इसके मुख्य घटक इस प्रकार हैः
· त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) एवं कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्ल्यूएम) : राष्ट्रीय परियोजनाओ सहित चल रही बृह्त एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित। 
· पीएमकेएसवाई (हर खेत को पानी) : स्रोत संवर्धन, वितरण, भूमि जल विकास, लिफ्ट सिंचाई, जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल को डायवर्ट करना, आईडब्ल्यूएमपी और मनरेगा से आगे वर्षा जल संचयन को पूरक बनाना, पारम्परिक जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।
· पीएमकेएसवाई (बूंद बूंद से अधिक फसल) : सूक्ष्म स्तरीय भंडारण संरचनाएं, कुशल जल संवहन एवं अनुप्रयोग, उपयुक्त सिंचाई प्रणालियां, मनरेगा के तहत स्वीकार्य सीमा से आगे इनपुट लागत को बढ़ाना, द्वितीयक भंडारण, जल लिफ्ट करने के यंत्र, विस्तार कार्य, समन्वय एवं प्रबंधन। कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित। 
· पीएमकेएसवाई (वाटरशेड) : रिज क्षेत्र सुधार, नालों का सुधार, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण, जल संचयन संरचना, जीविका सहायक कार्य तथा अन्य वाटरशैड निर्माण कार्य। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित। 
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के दौरान, पीएमकेएसवाई- त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत (एआईबीपी) 76.03 लाख हेक्‍टेयर की चरम सिंचाई क्षमता वाली 99 जारी बृह्त/मध्‍यम सिंचाई परियोजना को राज्‍यों के साथ परामर्श करके उनके कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन (सीएडीडब्‍ल्‍यूएम) निर्माण कार्यों सहित दिसम्‍बर, 2019 में चरणों में पूरा करने के लिए प्राथमिकीकृत किया गया है। सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से की राशि के लिए वित्त व्यवस्था नाबार्ड के माध्यम से अनुमोदित की है।
राज्य सरकारों को निधियां, उनसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी पात्रता, बजट प्रावधान आदि के अनुसार की जाती है। 
पीएमकेएसवाई के तहत वास्तविक उपलब्धि एवं जारी केंद्रीय सहायता का राज्य/वर्षवार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक- I एवं अनुलग्नक- II में दिया गया है। 
(ग) 
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की उपस्कीम के रूप में विदर्भ व्यापक सिंचाई विकास कार्यक्रम (वीआईआईडीपी) कार्यान्वित किया गया था। आरकेवीवाई की उपस्कीम के तौर पर वीआईआईडीपी का कार्यान्वयन वर्ष 2016-17 से बंद कर दिया गया है।
*****
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	अनुलग्नक-I

	“पीएमकेएसवाई की उपलब्धियां” विषय पर दिनांक 19.03.2018 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I 

	वर्ष 2015-16 और 2016-17दौरान पीएमकेएसवाई के तहत वास्तविक उपलब्धियां

	(हजार हे. क्षेत्र)

	राज्य
	ज.स.,न.वि.और गं.सं. मंत्रालय
	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीओएलआर
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

	
	एआईबीपी एवं एचकेकेपी के तहत कृषि सिंचाई क्षमता
	सीएडीडब्ल्यूएम के कुछ सीसीए
	सिंचाई के तहत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र
	सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र

	
	2015-16
	2016-17
	2015-16
	2016-17
	2015-16
	2016-17
	2015-16
	2016-17

	आंध्र प्रदेश
	29.11
	11.89
	0.00
	0.00
	51.58
	86.33
	94.10
	141.10

	अरुणाचल प्रदेश
	2.80
	0.00
	0.00
	0.00
	0.07
	0.13
	0.00
	0.00

	असम
	36.00
	39.76
	0.00
	0.00
	20.57
	35.08
	0.00
	0.00

	बिहार
	13.20
	10.31
	0.00
	2.24
	3.41
	11.26
	5.16
	4.23

	छत्तीसगढ़
	13.61
	15.40
	2.88
	0.00
	4.07
	1.77
	8.06
	19.23

	गोवा
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.09
	0.12

	गुजरात
	185.91
	116.50
	258.82
	385.28
	0.08
	7.76
	142.68
	165.95

	हरयाणा
	0.00
	0.00
	58.75
	0.00
	27.97
	3.24
	3.12
	5.70

	हिमाचल प्रदेश
	1.60
	1.62
	0.00
	0.00
	2.74
	1.04
	3.31
	0.94

	जम्मू और कश्मीर
	8.20
	7.00
	5.04
	0.00
	0.03
	7.93
	4.53
	0.00

	झारखंड
	0.00
	79.19
	0.00
	0.00
	1.10
	0.81
	0.00
	5.81

	कर्नाटक
	100.31
	24.62
	0.00
	4.78
	14.81
	15.14
	64.22
	139.41

	केरल
	0.47
	0.07
	0.00
	0.00
	6.90
	5.54
	0.56
	0.31

	मध्य प्रदेश
	62.84
	79.45
	15.81
	71.82
	20.32
	26.91
	75.22
	54.32

	महाराष्ट्र
	17.82
	57.94
	0.76
	0.00
	28.82
	15.95
	35.24
	106.17

	मणिपुर
	8.00
	4.00
	0.00
	0.00
	0.25
	0.53
	0.00
	0.00

	मेघालय
	0.90
	0.00
	0.00
	0.00
	1.51
	1.26
	0.00
	0.00

	मिजोरम
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	27.92
	16.66
	0.40
	0.00

	नगालैंड
	2.90
	0.50
	0.00
	0.00
	0.01
	0.95
	0.00
	0.00

	ओडिशा
	7.76
	33.42
	72.66
	9.37
	3.86
	9.95
	2.91
	4.61

	पंजाब
	2.89
	0.00
	82.05
	0.00
	3.82
	2.03
	1.80
	1.95

	राजस्थान
	6.48
	7.00
	46.22
	6.86
	5.72
	17.31
	56.35
	47.65

	सिक्किम
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.03
	0.77
	0.00

	तमिलनाडु
	0.00
	0.00
	5.14
	0.00
	5.03
	15.62
	32.29
	44.78

	तेलंगाना
	69.22
	20.82
	0.00
	0.00
	9.27
	0.01
	39.86
	61.98

	त्रिपुरा
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.75
	0.69
	0.00
	0.00

	उत्तर प्रदेश
	63.78
	67.40
	23.41
	0.00
	3.73
	20.47
	1.60
	32.51

	उत्तराखंड
	4.88
	1.71
	0.00
	0.00
	1.35
	0.31
	0.72
	3.20

	पश्चिम बंगाल
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.14
	2.19
	0.00
	0.00

	अन्य 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	कुल
	638.68
	578.64
	571.54
	480.35
	246.81
	306.90
	572.98
	839.96

	टिप्पणी- राज्य सरकारॆ वित्त वर्ष के अंत में प्रगति की रिपोर्ट देती हैं।


                                                                  अनुलग्नक-II

“पीएमकेएसवाई की उपलब्धियां” विषय पर दिनांक 19.03.2018 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II
वर्ष 2015-16 से 2017-18 (अब तक) के दौरान पीएमकेएसवाई के तहत मंजूर निधि
    (करोड़ रु. में)
	राज्य
	ज.सं.,न.वि. और गं.सं.
	ग्रामीण विकास मंत्रालय (डीओएलआर)
	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

	
	2015-16
	2016-17
	2017-18
	2015-16
	2016-17
	2017-18
	2015-16
	2016-17
	2017-18

	आंध्र प्रदेश
	-
	7.46
	15.43
	86.73
	120.96
	123.35
	206.47
	308.69
	517.10

	अरुणाचल प्रदेश
	45.53
	20.52
	-
	18.0
	23.12
	-
	2.60
	2.0
	2.50

	असम
	271.65
	87.86
	296.66
	45.0
	-
	26.80
	5.03
	11.0
	3.00

	बिहार
	55.62
	12.64
	55.08
	5.00
	28.26
	19.21
	28.60
	21.60
	12.50

	छत्तीसगढ़
	32.77
	13.29
	9.94
	20.0
	34.96
	33.45
	20.30
	44.80
	32.50

	गोवा
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0.30
	0.80
	-

	गुजरात
	482.72
	1643.52
	970.17
	100.00
	115.04
	87.51
	213.05
	274.0
	300.00

	हरयाणा
	77.39
	-
	-
	6.91
	12.82
	10.94
	34.97
	27.0
	7.20

	हिमाचल प्रदेश
	1.67
	1.13
	49.28
	20.00
	35.40
	26.83
	7.60
	8.50
	19.25

	जम्मू और कश्मीर
	146.01
	-
	56.89
	-
	25.59
	2.91
	4.87
	5.40
	3.00

	झारखंड
	281.62
	145.75
	-
	20.0
	17.69
	-
	14.97
	30.70
	25.00

	कर्नाटक
	269.25
	166.90
	222.01
	125.00
	145.72
	175.69
	213.12
	229.0
	385.00

	केरल
	1.93
	-
	-
	20.0
	16.62
	11.53
	8.53
	-
	25.00

	मध्य प्रदेश
	292.51
	377.94
	201.92
	150.0
	129.44
	134.84
	161.74
	121.10
	150.00

	महाराष्ट्र
	312.59
	395.05
	153.64
	250.00
	186.95
	279.21
	107.26
	305.80
	332.50

	मणिपुर
	210.30
	147.0
	-
	9.0
	11.29
	13.84
	2.76
	3.60
	6.60

	मेघालय
	72.99
	-
	-
	18.0
	11.56
	8.95
	1.43
	-
	2.20

	मिजोरम
	1.98
	-
	3.92
	8.87
	16.06
	10.00
	3.27
	8.10
	12.30

	नगालैंड
	61.45
	18.50
	9.25
	27.0
	60.84
	32.08
	2.34
	4.50
	7.50

	ओडिशा
	286.50
	492.93
	280.79
	67.5
	91.99
	94.48
	28.70
	39.80
	48.00

	पंजाब
	156.97
	52.42
	-
	7.95
	-
	-
	43.00
	1.18
	-

	राजस्थान
	194.65
	45.89
	125.22
	200.00
	199.35
	157.47
	142.84
	129.0
	73.50

	सिक्किम
	4.34
	-
	9.00
	6.3
	-
	1.40
	4.86
	5.40
	3.00

	तमिलनाडु
	38.49
	-
	-
	75.00
	62.36
	82.75
	129.78
	143.50
	303.00

	तेलंगाना
	157.38
	545.45
	51.23
	70.0
	-
	51.14
	111.32
	189.0
	257.00

	त्रिपुरा
	-
	-
	-
	20.89
	27.12
	9.99
	1.55
	-
	3.75

	उत्तर प्रदेश
	648.38
	135.63
	-
	75.0
	58.38
	63.93
	37.51
	41.20
	55.00

	उत्तराखंड
	121.37
	-
	32.40
	25.68
	16.15
	9.97
	9.60
	15.0
	27.20

	पश्चिम बंगाल
	7.56
	-
	-
	10.0
	24.06
	15.48
	4.80
	19.90
	31.00

	अन्य
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.63
	0.60
	1.50

	कुल
	4233.64
	4309.83
	2542.82
	1487.83
	1471.73
	1483.75
	1556.23
	1991.17
	2646.10


उपर्युक्त के अलावा आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना के लिए वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में क्रमशः 600 करोड़ रु., 2514 करोड़ रु. और 2000 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी। 
इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 (अब तक) के दौरान क्रमशः 3334 करोड़ रु., 3575 करोड़ रु. और 4276.42 करोड़. रू जारी हुए हैं। 
